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संवि�धान - एक जीवंत दस्तावेज़

इस अध्याय के सभी महत्वपरू्ण* प्रश्न — उत्तर सहि3त। पहले खुद हल करने की कोशि=श करो, फिAर उत्तर मिCलाओ।

  अभ्यास प्रश्न-उत्तर (हर टॉपि+क से)

» संवि�धान की परि1वर्त3नशीलता: एक जीवंत दस्तावेज़
प्रश्न 1 (आसान). संवि�धान के 'जीवंत दस्तावेज़' होने का क्या अर्थ3 है?
उत्तर — इसका अर्थ* है किH संविKधान समय की ज़रूरतों के अनुसार बदल सकता है, वह कठोर या अपरिSवर्त*नीय नहीं है।

प्रश्न 2 (आसान). अगर संवि�धान में बदलाव न हो पाएं, तो क्या समस्या आ सकती है?
उत्तर — अगर बदलाव न हों, तो संविKधान देश की बदलती ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा और अप्रभावी हो जाएगा।

प्रश्न 3 (मध्यम). दनुिJया के किLन देशों ने अपने संवि�धान में कई बार बदलाव किLए हैं?
उत्तर — फ्रांस और सोविKयत संघ जैसे देशों ने अपने संविKधान में कई बार बदलाव किHए हैं।

प्रश्न 4 (कठिRन). आप ऐसा क्यों कह सकत ेहैं किL भारतीय संवि�धान 'अत्यंत दरूदर्शीX' था, फि[र भी उसमें बदलाव की ज़रूरत
पड़ती है?
उत्तर — संविKधान-निaर्माc*ता दरूदर्शीe थे और उन्होंने कई भविKष्य के मुद्दों का समाधान किHया था, लेकिHन कोई भी दस्तावेज़
हमेशा के लिlए ठीक नहीं हो सकता। समाज की बदलती आकांक्षाओ ंऔर नई चनुौतिrयों को समायोजिtत करने के लिlए बदलाव
ज़रूरी हैं, तभी संविKधान 'जीवंत' बना रह सकता है।

» संवि�धान संशोधन की आवश्यकता और संतलुन
प्रश्न 5 (आसान). अगर संवि�धान बहुत ज़्यादा लचीला हो जाए तो क्या समस्या हो सकती है?
उत्तर — अगर संविKधान बहुत ज़्यादा लचीला हो जाए, तो कोई भी सरकार अपनी मनमानी से निaयम बदल सकती है, जिtससे
देश में अस्थिxyरता आ सकती है।

प्रश्न 6 (आसान). कठोर संवि�धान का क्या अर्थ3 है?
उत्तर — कठोर संविKधान वह होता है जिtसमें संशोधन करना या बदलाव करना बहुत मशु्कि{Hल होता है।

प्रश्न 7 (मध्यम). भारतीय संवि�धान में लचीलेपन और कठोरता का संतलुन क्यों ज़रूरी है?
उत्तर — भारतीय संविKधान में लचीलेपन और कठोरता का संतुलन इसलिlए ज़रूरी है ताकिH यह समय के साथ बदलती ज़रूरतों
के अनुसार अनकूुलिlत हो सके, साथ ही इसके मूल सि}द्धांतों और संघीय ढांचे की रक्षा हो सके, और अनावश्यक बदलावों से
बचा जा सके।

प्रश्न 8 (कठिRन). अगर भारतीय संवि�धान में सिhर्फ़3  लचीलापन होता और कठोरता न होती तो हमारे लोकतंत्र पर इसका क्या
प्रभाव पड़ता?
उत्तर — अगर भारतीय संविKधान में सि}र्फ़*  लचीलापन होता और कठोरता न होती, तो सत्ताधारी दल आसानी से 'संविKधान के
मलू ढांचे' को बदल सकत े थे, जैसे किH मौलिlक अधि�कारों को खत्म करना या संघीय व्यवस्था को बदलना। इससे हमारी
लोकतांत्रि�क व्यवस्था अस्थिxyर हो जाती और तानाशाही का ख़तरा बढ़ जाता, क्योंकिH कोई भी सरकार अपनी पसंद के अनुसार
संविKधान को तोड़-मरोड़ सकती थी।

» संवि�धान संशोधन की प्रक्रिlया: सामान्य बहुमत
प्रश्न 9 (आसान). कौन-से अनचु्छेद सामान्य बहुमत से संशोधिsत किLए जा सकत ेहैं?
उत्तर — नए राज्यों का गठन और राज्यों की सीमाओं में परिSवर्त*न से संबंधि�त अनचु्छेद।
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प्रश्न 10 (आसान). सामान्य बहुमत संशोधन में किLस अनचु्छेद की प्रक्रिlया का पालन नहीं होता?
उत्तर — अनचु्छेद 368 की विKशषे प्रक्रि�या का पालन नहीं होता।

प्रश्न 11 (मध्यम). अगर राज्यसभा में 200 सदस्य उपस्थिwxत हों और मतदान करें, तो सामान्य बहुमत से वि�धेयक पारि1त
करने के लिzए किLतने सदस्यों का समर्थ3न चाहि|ए होगा?
उत्तर — 101 सदस्यों का।

प्रश्न 12 (कठिRन). संवि�धान के किLन हि|स्सों को 'काफी लचीला' कहा गया है और क्यों?
उत्तर — संविKधान के वे अनचु्छेद जो सामान्य बहुमत से संशोधि�त हो सकत ेहैं, जैसे राज्य निaर्माc*ण या सीमा परिSवर्त*न। इन्हें
लचीला इसलिlए कहा गया है क्योंकिH इनके संशोधन के लिlए किHसी विKशषे या जटि�ल प्रक्रि�या की आवश्यकता नहीं होती,
बल्कि�H संसद सामान्य काननू की तरह ही बदलाव कर सकती है।

» संवि�धान संशोधन की प्रक्रिlया: वि�शषे बहुमत
प्रश्न 13 (आसान). वि�शषे बहुमत के लिzए संवि�धान के किLस अनुच्छेद में प्रावधान है?
उत्तर — अनचु्छेद 368

प्रश्न 14 (आसान). वि�शषे बहुमत में क्या सिhर्फ3  'मतदान करने वालों का दो-ति�हाई' बहुमत चाहि|ए होता है?
उत्तर — नहीं, 'सदन के कुल सदस्यों का आधा' भी चाहि3ए।

प्रश्न 15 (मध्यम). अगर राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, और एक संशोधन पर 200 सदस्य मतदान कर रहे हैं, तो उसे
पारि1त करने के लिzए किLतने वोट चाहि|ए होंगे?
उत्तर — राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, इसका आधा होता है 122.5, यानी कम से कम 123 वोट। मतदान में 200
सदस्य भाग ले रहे हैं, इसका दो-तिrहाई होता है 133.33, यानी कम से कम 134 वोट। चूंकिH दोनों शर्तों¢ में से 134 अधि�क
है और 123 से भी ज़्यादा है, इसलिlए 134 वोटों की ज़रूरत होगी।

प्रश्न 16 (कठिRन). वि�शषे बहुमत की प्रक्रिlया क्यों सामान्य बहुमत से अधिsक कठोर रखी गई है?
उत्तर — विKशषे बहुमत की प्रक्रि�या संविKधान के महत्वपरू्ण* और मलूभूत ढाँचे से जडु़ ेप्रावधानों में संशोधन को कठि¥न बनाने के
लिlए है। यह सनुिaश्चि{§त करता है किH सरकारें अपनी अल्पकालिlक इच्छाओं के अनुसार संविKधान को आसानी से न बदल सकें
और संविKधान की स्थिxyरता तथा मलू भावना बनी रहे। इससे व्यापक राजनीतिrक सहमतिr और दलों की भागीदारी भी सुनिaश्चि{§त
होती है।

» संवि�धान संशोधन की प्रक्रिlया: राज्यों का अनुमोदन
प्रश्न 17 (आसान). कौन-से अनचु्छेद के तहत संवि�धान संशोधन में राज्यों का अनुमोदन ज़रूरी होता है?
उत्तर — अनचु्छेद 368

प्रश्न 18 (आसान). राज्यों के अनमुोदन के लिzए कम से कम किLतने राज्यों की वि�धानसभाओं की सहमति� चाहि|ए?
उत्तर — कम से कम आधे राज्यों की विKधानसभाओ ंकी सहमतिr।

प्रश्न 19 (मध्यम). क्या शि�क्षा के अधिsकार से जुड़ ेकिLसी संशोधन के लिzए राज्यों के अनुमोदन की ज़रूरत होगी? क्यों?
उत्तर — नहीं, सामान्यतः नहीं। शि=क्षा समवर्तीe सचूी का विKषय है, लेकिHन राज्यों के सीधे अधि�कारों या संघीय ढाँचे में बड़े
बदलाव न होने पर केवल संसद के विKशषे बहुमत से काम चल सकता है।

प्रश्न 20 (कठिRन). एक संशोधन वि�धेयक कें द्र और राज्यों के बीच वि�त्तीय संबंधों को बदलता है। इस पर 'वि�शषे बहुमत' के
अलावा और क्या प्रक्रिlया लगेगी? वि�स्तार से बताएँ।
उत्तर — ऐसे विKधेयक के लिlए संसद के दोनों सदनों में 'विKशषे बहुमत' की ज़रूरत होगी (यानी कुल सदस्यों का बहुमत और
उपस्थिxyत व मतदान करने वालों का दो-तिrहाई)। इसके साथ ही, 'कम से कम आधे राज्यों' की विKधानसभाओ ंको भी 'साधारण
बहुमत' से इस संशोधन का अनुमोदन करना होगा, क्योंकिH यह राज्यों के विKत्तीय अधि�कारों को सीधा प्रभाविKत करता है।
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» संशोधनों के प्रकार और कारण
प्रश्न 21 (आसान). संवि�धान में 'तकनीकी संशोधन' का क्या अर्थ3 है?
उत्तर — तकनीकी संशोधन वे होत ेहैं जो संविKधान के मूल उपबंधों को स्पष्ट करत ेहैं या उनमें छोटे-मोटे प्रशासनिaक बदलाव
करत ेहैं, बि­ना उनके मौलिlक स्वरूप को बदले।

प्रश्न 22 (आसान). वह कौन सा कारण है जि�सके कारण न्यायपालिzका और सरकार के बीच मतभेद होने पर संशोधन की
आवश्यकता पड़ती है?
उत्तर — न्यायि¯क व्याख्या से उत्पन्न मतभेद।

प्रश्न 23 (मध्यम). संवि�धान एक 'जीवंत दस्तावेज़' क्यों कहा जाता है? 'संशोधनों के प्रकार' के संदर्भ3 में समझाइए।
उत्तर — संविKधान को 'जीवंत दस्तावेज़' कहा जाता है क्योंकिH यह बदलती सामाजिtक और राजनीतिrक परिSस्थिxyतिrयों के अनुसार
'संशोधनों' के माध्यम से खदु को ढालता रहता है। 'तकनीकी बदलाव', 'न्यायि¯क व्याख्याओ'ं और 'राजनीतिrक आम सहमतिr'
से होने वाले संशोधन इसे गतिrशील बनाए रखत ेहैं।

प्रश्न 24 (कठिRन). भारतीय संवि�धान में 'इतने अधिsक संशोधन' क्यों हुए हैं? 'न्यायि�क व्याख्या', 'राजनीति�क आम सहमति�'
और 'तकनीकी आवश्यकता' के संदर्भ3 में कारण स्पष्ट करें।
उत्तर — भारतीय संविKधान में 'इतने अधि�क संशोधन' होने के कई कारण हैं। 'तकनीकी आवश्यकताओं' के तहत मूल उपबंधों
को स्पष्ट किHया जाता है (जसेै न्यायाधीशों की आय)ु। 'न्यायि¯क व्याख्याओं' के कारण जब न्यायपालिlका और सरकार के बीच
किHसी प्रावधान की समझ पर मतभेद होता है, तो संसद संशोधन करके अपनी व्याख्या को प्रामाणि³क बनाती है। अतं में,
'राजनीतिrक आम सहमतिr' से भी संशोधन होत े हैं, जब बदलत ेसामाजिtक मलू्यों और आकांक्षाओ ंको संविKधान में शामिCल
करना होता है (जसेै दलबदल कानून, मतदान की आय ुकम करना)। ये सभी कारण मिCलकर संविKधान को 'जीवंत दस्तावेज़'
बनात ेहैं।

» न्यायि�क व्याख्याएँ और संवि�धान संशोधन
प्रश्न 25 (आसान). न्यायि�क व्याख्या और संवि�धान संशोधन का क्या मतलब है?
उत्तर — जब न्यायपालिlका और संसद के बीच संविKधान के किHसी प्रावधान की व्याख्या को लेकर मतभेद होता है, और संसद
उस व्याख्या को स्पष्ट करने या बदलने के लिlए संविKधान में संशोधन करती है, तो उसे न्यायि¯क व्याख्या और संविKधान
संशोधन कहत ेहैं।

प्रश्न 26 (आसान). संवि�धान की व्याख्या को लेकर कौन-कौन सी संस्थाएं आपस में मतभेद रखती हैं?
उत्तर — संविKधान की व्याख्या को लेकर मुख्य रूप से न्यायपालिlका (सुप्रीम कोर्ट*, हाई कोर्ट*) और सरकार (संसद) आपस में
मतभेद रखती हैं।

प्रश्न 27 (मध्यम). 1970-1975 के दौरान न्यायि�क व्याख्या और संवि�धान संशोधन के बीच टकराव के मखु्य मदु्दे क्या थे?
उत्तर — 1970-1975 के दौरान मखु्य मुद्दे मौलिlक अधि�कारों बनाम नीतिr निaर्̧देशक सि}द्धांतों, निaजी संपत्तिº के अधि�कार का
दायरा और संविKधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति¼r की सीमा को लेकर थे। इन पर बार-बार टकराव हुआ।

प्रश्न 28 (कठिRन). क्या न्यायपालिzका के पास संवि�धान की व्याख्या करने की असीमि�त शक्ति�� है? उदाहरण सहि|त समझाइए।
उत्तर — नहीं, न्यायपालिlका के पास संविKधान की व्याख्या करने की असीमिCत शक्ति¼r नहीं है। हालांकिH न्यायपालिlका अंतिrम
व्याख्याकर्ताc* है, कई बार उसकी व्याख्या से असहमत होने पर संसद संविKधान में संशोधन कर सकती है, जैसा किH 1970-75
के दौर में मौलिlक अधि�कारों और नीतिr निaर्̧देशक सि}द्धांतों को लेकर कई बार हुआ। हालांकिH, केशवानंद भारती मामले में
'बनुिaयादी संरचना' का सि}द्धांत स्थापि¿त होने के बाद संसद की संशोधन शक्ति¼r सीमिCत हो गई है।

» वि�वादास्पद संशोधन: आपातकाल का प्रभाव
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प्रश्न 29 (आसान). किLस दशक में '38वाँ, 39वाँ और 42वाँ संशोधन' वि�वादास्पद रहे?
उत्तर — 1970 के दशक में।

प्रश्न 30 (आसान). किLस घटना के बाद 38वें, 39वें और 42वें संशोधन किLए गए थे?
उत्तर — जून 1975 में आपातकाल की घोषणा के बाद।

प्रश्न 31 (मध्यम). 42वें संशोधन को 'मि�नी-संवि�धान' क्यों कहा जाता है?
उत्तर — क्योंकिH इसने 'संविKधान को गहरे स्तर पर प्रभाविKत किHया' और 'संविKधान की प्रस्तावना, सातवीं अनुसचूी तथा 53
अनुच्छेदों में परिSवर्त*न किHए गए' थे, जिtससे संविKधान का एक बड़ा हि3स्सा बदल गया था।

प्रश्न 32 (कठिRन). 43वें और 44वें संशोधन का मखु्य उद्देश्य क्या था?
उत्तर — 43वें और 44वें संशोधन का मखु्य उद्देश्य आपातकाल के दौरान हुए विKवादास्पद 38वें, 39वें और 42वें संशोधन के
प्रभावों को 'निaरस्त कर' 'संवैधानिaक संतुलन को पुनः लागू' करना था, ताकिH संविKधान का मूल स्वरूप और न्यायपालिlका की
शक्ति¼rयां बहाल हो सकें ।

» संवि�धान की मलू संरचना का सिhद्धांत
प्रश्न 33 (आसान). संवि�धान की मूल संरचना का सिhद्धांत किLस मामले में आया था?
उत्तर — केशवानंद भारती मामला

प्रश्न 34 (आसान). क्या संसद संवि�धान के किLसी भी हि|स्से में संशोधन कर सकती है?
उत्तर — नहीं, संसद 'मूल संरचना' को नहीं बदल सकती।

प्रश्न 35 (मध्यम). संवि�धान की मूल संरचना के सिhद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर — संसद की संशोधन शक्ति¼rयों को सीमिCत करना और संविKधान के मौलिlक स्वरूप को सुरक्षिÁत रखना।

प्रश्न 36 (कठिRन). न्यायपालिzका ने संवि�धान की मूल संरचना के सिhद्धांत को कैसे वि�कसिhत किLया, जबकिL यह संवि�धान में
कहीं लिzखा नहीं है?
उत्तर — न्यायपालिlका ने इसे 'न्यायि¯क व्याख्याओं' (judicial interpretations) के माध्यम से विKकसि}त किHया, यह मानत ेहुए
किH संविKधान के 'शब्द और भावना' (words and spirit) दोनों महत्वपरू्ण* हैं। उन्होंने संविKधान की 'आत्मा' के आधार पर
निaर्ण*य दिÇया, न किH केवल शाब्दिÉÇक अर्थ* पर।

» न्यायपालिzका और राजनीति�ज्ञों का योगदान: संवि�धान के वि�कास में
प्रश्न 37 (आसान). किLस सिhद्धांत ने संसद की संवि�धान बदलने की शक्ति�� को सीमि�त किLया?
उत्तर — मूल संरचना का सि}द्धांत

प्रश्न 38 (आसान). संवि�धान को जीवंत बनाने में न्यायपालिzका की भूमि�का क्या है?
उत्तर — संविKधान की व्याख्या करना और मलू संरचना की रक्षा करना

प्रश्न 39 (मध्यम). राजनीति�ज्ञों का 'परि1पक्वता' और 'आम सहमति�' दि�खाना संवि�धान के वि�कास में कैसे सहायक है?
उत्तर — यह संविKधान को बार-बार बड़ ेबदलावों से बचाता है और उसे समय के साथ विKकसि}त होने का अवसर देता है।

प्रश्न 40 (कठिRन). क्या न्यायपालिzका की रचनात्मक व्याख्या से संवि�धान के 'मूल मलू्यों' पर कोई खतरा हो सकता है? तर्क3
सहि|त उत्तर दीजि�ए।
उत्तर — नहीं, बल्कि�H न्यायपालिlका की रचनात्मक व्याख्या अक्सर 'मूल मलू्यों' को 'आधुनिaक संदर्भ*' में मजबूत करती है, जैसे
'जीवन का अधि�कार' में 'गरिSमापूर्ण* जीवन' को शामिCल करना। 'मूल संरचना' का सि}द्धांत इसी बात को सनुिaश्चि{§त करता है
किH व्याख्या से 'मलू मलू्यों' को कोई खतरा न हो।

  हल किLए हुए उदाहरण (step-by-step)
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उदाहरण 1. भारतीय संवि�धान को 'जीवंत दस्तावेज़' क्यों कहा जाता है?
   › पहला, संविKधान 'कठोर और अपरिSवर्त*नीय नहीं' है. यह इतना लचीला है किH इसमें 'समय की आवश्यकता के अनुरूप'
बदलाव किHए जा सकत ेहैं.
   › दसूरा, समाज और देश की ज़रूरतें 'हमेशा बदलती रहती हैं'. अगर संविKधान में बदलाव की गुंजाइश न हो, तो वह
'अप्रभावी' हो जाएगा.
   › तीसरा, 'अदालती फैसले और राजनीतिrक व्यवहार-बरताव दोनों ने संविKधान के अमल में अपनी परिSपक्वता और
लचीलेपन का परिSचय दिÇया है.' इससे संविKधान 'कानूनों की एक बंद और जड़ किHताब न बनकर' लगातार विKकसि}त होता
रहता है.
उत्तर — इसलिzए, भारतीय संवि�धान को 'जीवंत दस्तावेज़' कहा जाता है क्योंकिL यह समय के साथ वि�कसिhत होता है, बदलती
ज़रूरतों के अनसुार अनकूुलिzत होता है और देश की लगातार बदलती परि1स्थिwxति�यों को समायोजि�त करने की क्षमता रखता है.

उदाहरण 2. संवि�धान को एक जीवंत दस्तावेज़ बनाए रखने के लिzए उसमें लचीलेपन और कठोरता का संतुलन क्यों आवश्यक
है?
   › पहला कदम: लचीलेपन की आवश्यकता समझो। अगर संविKधान परूी तरह से कठोर होता, तो बदलत ेसामाजिtक, आर्थिy*क
और राजनीतिrक परिSवेश के साथ तालमेल बि­ठाना मुश्कि{Hल हो जाता। उदाहरण के लिlए, शि=क्षा के अधि�कार जसेै नए
अधि�कारों को जोड़ने के लिlए लचीलापन ज़रूरी है।
   › दसूरा कदम: कठोरता की आवश्यकता समझो। यदिÇ संविKधान पूरी तरह से लचीला होता, तो सत्ता में आने वाली हर नई
सरकार अपनी मनमानी से संविKधान के मूल सि}द्धांतों को बदल सकती थी। इससे देश की बनुिaयादी व्यवस्था अस्थिxyर हो
जाती, जैसे संघवाद या मौलिlक अधि�कारों को आसानी से बदलना ठीक नहीं होता।
   › तीसरा कदम: संतुलन का महत्व बताओ। 'संविKधान निaर्माc*ता संविKधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के
पक्ष में थे' ताकिH एक तरफ़ यह आवश्यक सधुारों के लिlए खलुा रहे और दसूरी तरफ़ 'अनावश्यक परिSवर्त*नों के प्रतिr सख्त
रवयैा' अपनाए। यह संतुलन ही संविKधान को स्थिxyरता और विKकास दोनों देता है।
   › चौथा कदम: भारतीय संविKधान के उदाहरण से समझाओ। हमारे संविKधान में 'इन दोनों ही तत्वों का समावेश किHया
गया है'। कुछ प्रावधान सामान्य कानून की तरह बदले जा सकत ेहैं (लचीलापन), जबकिH कुछ महत्वपूर्ण* प्रावधानों के लिlए
संसद के विKशषे बहुमत और/या आधे राज्यों के अनमुोदन की आवश्यकता होती है (कठोरता)।
उत्तर — संवि�धान को एक जीवंत दस्तावेज़ बनाए रखने के लिzए उसमें लचीलेपन और कठोरता का संतुलन आवश्यक है
क्योंकिL लचीलापन इसे बदलती ज़रूरतों के अनसुार ढलने में मदद करता है, जबकिL कठोरता इसके मलू सिhद्धांतों की रक्षा
करती है और अनावश्यक परि1वर्त3नों से बचाकर राजनीति�क स्थिwxरता बनाए रखती है।

उदाहरण 3. संसद में एक नया राज्य बनाने के लिzए एक संशोधन वि�धेयक पर चर्चा¥3 हो रही है। लोकसभा में कुल 543
सदस्य हैं। जि�स दि�न वि�धेयक पर मतदान हुआ, उस दि�न 300 सदस्य सदन में उपस्थिwxत थे और सभी ने मतदान किLया। इस
वि�धेयक को पास होने के लिzए किLतने सदस्यों के समर्थ3न की आवश्यकता होगी?
   › यह एक ऐसा संशोधन है जो 'सामान्य बहुमत' से पारिSत किHया जा सकता है।
   › सामान्य बहुमत का अर्थ* है, सदन में उपस्थिxyत और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधि�क का समर्थ*न।
   › उपस्थिxyत और मतदान करने वाले सदस्य = 300।
   › आवश्यक समर्थ*न = (300 / 2) + 1 = 150 + 1 = 151 सदस्य।
उत्तर — इस वि�धेयक को पास होने के लिzए 151 सदस्यों के समर्थ3न की आवश्यकता होगी।

उदाहरण 4. मान लीजि�ए लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं। एक संवि�धान संशोधन वि�धेयक पर 450 सदस्य मतदान में भाग
लेत ेहैं। इस वि�धेयक को पारि1त करने के लिzए किLतने सदस्यों का समर्थ3न आवश्यक होगा?
   › पहला चरण: कुल सदस्यों की संख्या का आधा निaकालना। लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं, तो 545 का आधा होता
है 272.5, जिtसे हम 273 मानेंगे। इसका मतलब, विKधेयक को पास करने के लिlए कम से कम 273 सदस्यों का समर्थ*न
चाहि3ए।
   › दसूरा चरण: मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का दो-तिrहाई बहुमत निaकालना। 450 सदस्य मतदान में भाग ले रहे
हैं। 450 का दो-तिrहाई होता है (450 * 2) / 3 = 300 सदस्य।
   › तीसरा चरण: दोनों शर्तों¢ की तलुना करना। पहली शर्त* के अनुसार 273 वोट चाहि3ए और दसूरी शर्त* के अनुसार 300
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वोट चाहि3ए। विKधेयक तभी पारिSत होगा जब दोनों शर्तेंÕ परूी हों।
   › तो, चूंकिH 300 वोट की शर्त* 273 से बड़ी है, और यह दोनों शर्तों¢ को संतषु्ट करती है (300, 273 से भी ज्यादा है),
इसलिlए 300 सदस्यों का समर्थ*न आवश्यक होगा।
उत्तर — इस वि�धेयक को पारि1त करने के लिzए 300 सदस्यों का समर्थ3न आवश्यक होगा।

उदाहरण 5. मान लीजि�ए संसद एक संशोधन वि�धेयक प्रस्तावि�त करती है जो उच्च न्यायालयों (High Courts) की शक्ति��यों
को सीधे प्रभावि�त करता है। इस वि�धेयक को पारि1त करने के लिzए क्या प्रक्रिlया अपनाई जाएगी?
   › पहला चरण: संसद के दोनों सदनों में 'विKशषे बहुमत' से विKधेयक को पारिSत करना होगा।
   › दसूरा चरण: इसके बाद, 'कम से कम आधे राज्यों' की विKधानसभाओं को भी 'साधारण बहुमत' से इस विKधेयक को
अनुमोदिÇत करना होगा।
   › तीसरा चरण: एक बार जब यह शर्त* पूरी हो जाती है, तो राष्ट्रपतिr की सहमतिr के बाद विKधेयक एक कानून बन
जाएगा।
उत्तर — उच्च न्यायालयों की शक्ति��यों से संबंधिsत संशोधन के लिzए 'संसद के वि�शषे बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे
राज्यों की वि�धानसभाओ ंका अनुमोदन' भी आवश्यक होगा।

उदाहरण 6. संवि�धान के 'तकनीकी/प्रशासनिJक संशोधन' का एक उदाहरण देत ेहुए स्पष्ट कीजि�ए किL यह 'मूल उपबंधों' में 'कोई
वि�शषे बदलाव' कैसे नहीं करता।
   › पहला प्रकार 'तकनीकी या प्रशासनिaक प्रकृतिr' का है। इसमें 'मूल उपबंधों' को सि}र्फ*  'स्पष्ट' किHया जाता है या 'उनकी
व्याख्या' की जाती है।
   › उदाहरण के लिlए, 'उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिaवतृ्तिº की आय ुसीमा को 60 वर्ष* से बढ़ाकर 62 वर्ष* करना'
(15वाँ संशोधन)।
   › यह 'संशोधन' न्यायाधीशों की 'कार्य*प्रणाली' या 'न्यायपालिlका' की 'शक्ति¼rयों' में कोई 'मौलिlक परिSवर्त*न' नहीं करता।
   › यह केवल एक 'प्रशासनिaक बदलाव' है ताकिH अनुभवी न्यायाधीश 'दो साल' और 'सेवा' दे सकें ।
   › इससे संविKधान की 'मूल भावना' या 'संरचना' पर कोई 'फर्क* ' नहीं पड़ता, बस 'एक व्यवस्था' को 'बेहतर' बनाया जाता है।
उत्तर — उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिJवतृ्ति° की आय ुसीमा को 60 से 62 वर्ष3 बढ़ाना एक तकनीकी/प्रशासनिJक
संशोधन है, क्योंकिL यह मलू संरचना को प्रभावि�त किLए बि´ना केवल एक व्यवस्थात्मक परि1वर्त3न करता है।

उदाहरण 7. मौलिzक अधिsकारों और नीति� निJर्दे¶शक सिhद्धांतों के संबंध में न्यायपालिzका और संसद के बीच मतभेद को स्पष्ट
कीजि�ए।
   › समझें किH मौलिlक अधि�कार नागरिSकों को प्राप्त अधि�कार हैं जो न्यायसंगत हैं (यानी इन्हें कोर्ट* में चुनौती दी जा
सकती है)।
   › समझें किH नीतिr निaर्̧देशक सि}द्धांत सरकार के लिlए मार्ग*दर्श*क सि}द्धांत हैं, जो न्यायसंगत नहीं हैं (यानी इन्हें कोर्ट* में
चनुौती नहीं दी जा सकती)।
   › न्यायपालिlका ने कई बार मौलिlक अधि�कारों को अधि�क महत्वपरू्ण* माना, जबकिH संसद ने सामाजिtक-आर्थिy*क न्याय के
लिlए नीतिr निaर्̧देशक सि}द्धांतों को लागू करने हेतु मौलिlक अधि�कारों में बदलाव करने की कोशि=श की।
   › उदाहरण के लिlए, संपत्तिº के अधि�कार को लेकर विKवाद हुए, जहां संसद ने भमूिC सुधार जसेै नीतिr निaर्̧देशक सि}द्धांतों को
लागू करने के लिlए संपत्तिº के मौलिlक अधि�कार को सीमिCत किHया।
   › न्यायपालिlका ने कुछ संशोधनों को मौलिlक अधि�कारों का उल्लंघन माना, जिtससे संसद को बार-बार संशोधन करने पड़े
ताकिH वो अपनी मंशा स्पष्ट कर सके और नीतिr निaर्̧देशक सि}द्धांतों को लागू कर सके।
उत्तर — मौलिzक अधिsकारों और नीति� निJर्दे¶शक सिhद्धांतों को लेकर न्यायपालिzका ने नागरि1कों के अधिsकारों को प्राथमि�कता दी,
वहीं संसद ने सामाजि�क सुधारों हेत ुनीति� निJर्दे¶शक सिhद्धांतों को वरीयता देने के लिzए संवि�धान में कई संशोधन किLए। इन
अलग-अलग व्याख्याओ ंके कारण संसद को कई बार संशोधन करने पड़,े जैसे संपत्ति° के अधिsकार को सीमि�त करना, ताकिL
नीति� निJर्दे¶शक सिhद्धांतों को प्रभावी बनाया जा सके।
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उदाहरण 8. आपातकाल के दौरान कौन से तीन मखु्य संशोधन किLए गए और 42वें संशोधन के कोई दो प्रमखु प्रभाव बताएं?
   › पहला, आपातकाल के दौरान किHए गए संशोधनों को पहचानें। किHताब बताती है किH ये '38वाँ, 39वाँ और 42वाँ संशोधन'
थे।
   › दसूरा, 42वें संशोधन के प्रमखु प्रभावों को याद करें। किHताब में बताया गया है किH इसने 'लोकसभा की अवधि� को भी 5
वर्ष* से बढ़ाकर 6 वर्ष* कर दिÇया गया' और 'मूल कर्त*व्यों' को संविKधान में जोड़ा गया।
उत्तर — आपातकाल के दौरान 38वाँ, 39वाँ और 42वाँ संशोधन किLए गए थे। 42वें संशोधन के दो प्रमुख प्रभाव थे: लोकसभा
का कार्य3काल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दि�या गया और संवि�धान में 'मलू कर्त3व्यों' को जोड़ा गया।

उदाहरण 9. प्रश्न: सर्वो¹च्च न्यायालय ने 'केशवानंद भारती मामले' में संवि�धान के वि�कास में क्या योगदान दि�या?
   › पहला कदम, इस मामले में 'न्यायपालिlका ने एक नया सि}द्धांत प्रतिrपादिÇत किHया' (the judiciary propounded a
new doctrine) जिसे 'संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत' कहा गया।
   › दसूरा कदम, 'इस निaर्ण*य ने संसद की संविKधान में संशोधन करने की शक्ति¼rयों की सीमाएँ निaर्धाc*रिSत कीं' (this decision
defined the limits of Parliament's power to amend the Constitution)। मतलब, संसद संविधान में बदलाव कर
सकती है, लेकिHन सि}र्फ़*  कुछ हद तक।
   › तीसरा कदम, इसने स्पष्ट किHया किH संविKधान के कुछ ऐसे 'बनुिaयादी तत्त्व' (basic elements) हैं जिtन्हें संसद किHसी
भी संशोधन से 'उल्लंघन नहीं कर सकती' (cannot violate)।
   › चौथा कदम, इस सि}द्धांत ने यह सुनिaश्चि{§त किHया किH 'संविKधान का मौलिlक स्वरूप सरुक्षिÁत रहे' (the fundamental
character of the Constitution remains secure), भले ही उसमें समय के साथ संशोधन क्यों न हों।
उत्तर — इस मामले में न्यायपालिzका ने 'संवि�धान की मूल संरचना का सिhद्धांत' प्रति�पादि�त किLया, जि�सने संसद की संशोधन
शक्ति��यों पर सीमाएँ लगाईं और सनुिJश्चि¼½त किLया किL संवि�धान के 'बुनिJयादी तत्त्वों' को नहीं बदला जा सकता।

उदाहरण 10. संवि�धान को एक 'जीवंत दस्तावेज़' बनाने में न्यायपालिzका और राजनीति�ज्ञों का क्या योगदान रहा है, संके्षप में
बताइए।
   › पहले हम न्यायपालिlका के योगदान को समझेंगे। न्यायपालिlका ने 'केशवानंद भारती मामले' में 'मूल संरचना का
सि}द्धांत' दिÇया।
   › इस सि}द्धांत ने संसद की संविKधान संशोधन की शक्ति¼r को 'सीमिCत' कर दिÇया, ताकिH 'संविKधान का मूल स्वरूप' न
बदले।
   › न्यायपालिlका ने संविKधान की 'व्याख्या' भी समय-समय पर की है, जिtससे संविKधान 'आधनुिaक चनुौतिrयों' का सामना कर
सके।
   › फिAर हम राजनीतिrज्ञों के योगदान पर आत ेहैं। भारतीय राजनीतिrज्ञों ने 'परिSपक्वता' और 'आम सहमतिr' से काम किHया।
   › उन्होंने 'संविKधान में संशोधन' की प्रक्रि�या को समझदारी से संभाला, बजाय इसके किH हर राजनीतिrक बदलाव पर 'पूरा
संविKधान' ही बदल दें।
   › इस 'लचीले और कठोर' दृष्टिé�कोण ने संविKधान को 'स्थायि¯त्व' दिÇया और उसे 'जीवंत' बनाए रखा।
उत्तर — न्यायपालिzका ने 'मलू संरचना' का सिhद्धांत देकर संवि�धान के मूल स्वरूप की रक्षा की और उसकी रचनात्मक
व्याख्या की। राजनीति�ज्ञों ने 'परि1पक्वता' और 'आम सहमति�' के माध्यम से संवि�धान को बदलने और वि�कसिhत करने में
सहयोग दि�या, जि�ससे संवि�धान एक 'जीवंत दस्तावेज़' बना रहा।

  बोर्ड3 परीक्षा के लिzए ख़ास

• यह अवधारणा समझना ज़रूरी है क्योंकिH इससे जुड़ ेप्रश्न अक्सर आत ेहैं किH भारतीय संविKधान कैसे 'लचीला' और 'कठोर'
दोनों है.
• इस टॉपि¿क से 'लचीलेपन और कठोरता का अर्थ*' और 'भारतीय संविKधान में संतलुन के उदाहरण' पर आधारिSत सीधे प्रश्न
अक्सर आत ेहैं।
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• संविKधान संशोधन की प्रक्रि�याओ ंपर सीधे प्रश्न आत ेहैं। सामान्य बहुमत, विKशषे बहुमत और राज्यों के अनमुोदन वाले
तीनों तरीकों को उदाहरणों सहि3त ज़रूर याद रखना, क्योंकिH अक्सर अंतर पूछा जाता है।
• अनुच्छेद 368 के तहत 'विKशषे बहुमत' की दोनों शर्तों¢ को उदाहरण के साथ समझाना अक्सर परीक्षा में पछूा जाता है।
• यह विKषय बोर्ड* परीक्षाओं में अक्सर पछूा जाता है किH 'संविKधान संशोधन के कौन-कौन से तरीके हैं' और 'राज्यों के
अनुमोदन की आवश्यकता कब पड़ती है'। इसे उदाहरणों के साथ अच्छी तरह समझ लेना!
• आपातकाल के विKवादास्पद संशोधनों (38, 39, 42) और उनके बाद के 43वें, 44वें संशोधनों पर अक्सर सीधे प्रश्न पछेू
जात ेहैं। इनके प्रभावों और रद्द करने के कारणों को अच्छे से समझ कर लिlखें।
• केशवानंद भारती मामला और 'मलू संरचना के सि}द्धांत' से जडु़ ेप्रश्न बोर्ड* परीक्षा में बहुत बार आत ेहैं। इस कांसेप्ट को
बहुत ध्यान से समझना और लिlखना है।

  एक नज़र में रि1वीज़न

› संविKधान: कठोर नहीं, बल्कि�H जीवंत दस्तावेज़, समय के साथ बदलता है.
› संविKधान में लचीलेपन और कठोरता का संतुलन स्थिxyरता व अनुकूलन के लिlए आवश्यक है।
› सामान्य बहुमत = उपस्थिxyत व मतदान करने वालों का 50%+1
› विKशषे बहुमत = कुल का आधा + मतदान का 2/3 (अनुच्छेद 368)
› संघीय मामलों में संशोधन: विKशषे बहुमत + कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृतिr।
› आपातकाल में 38, 39, 42 संशोधन; बाद में 43, 44 से निaरस्त।
› केशवानंद भारती मामले (1973) से 'मलू संरचना' सि}द्धांत; संसद की संशोधन शक्ति¼r पर सीमा।
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